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विषय: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को राजसहायता प्रीमियम के भुगतान में विलम्ब
509. श्री संजय सिंहः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत अधिकांश राज्य किसानों को उनकी राजसहायता के प्रीमियम का समय से भुगतान करने में विफल रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो भुगतान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं और इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले और लाभ नहीं पाने वाले किसानों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि हां, तो उन किसानों, जिन्हें समय से राजसहायता प्राप्त नहीं हुई है, की सहायता के लिए कोई शिकायत समाधान तंत्र है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)


(क) एवं (ख): कुछ राज्‍यों/ संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा बीमा कम्‍पनियों को प्रीमियम सब्‍सिडी के भुगतान में विलम्‍ब  मुख्‍य मुद्दों में से एक मुद्दा है जिससे दावों का समय पर निपटान प्रभावित होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएसएफबीवाई) के प्रचालनात्‍मक दिशानिर्देशों में राज्‍य सरकारों द्वारा प्रीमियम राजसहायता जारी करने तथा बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को दावे के भुगतान हेतु समयसीमा सहित क्रियाकलाप-वार मौसम सम्‍बन्‍धी व्‍यवस्‍था को निर्धारित किया गया है ताकि बीमित किसानों को दावे का समय पर भुगतान सुनिश्‍चित किया जा सके।
किसानों के दावों का समय पर भुगतान सुनिश्‍चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कुल कारणों जैसे उपज आंकड़ों का हस्‍तांतरण, कुल राज्‍यों द्वारा प्रीमियम राजसहायता में उनके शेयर को जारी करने में विलम्‍ब, बीमा कम्‍पनियों तथा राज्‍यों के बीच उपज संबंधी विवाद, दावों के अंतरण हेतु कुछ किसानों के खाते के विवरण की अनुपलब्‍धता तथा एनईएफटी संबंधी मुद्दे इत्‍यादि के कारण कुछ राज्‍यों में दावों के निपटान में विलम्‍ब हुआ। 
दावों के भुगतान में विलम्‍ब के मुद्दे के समाधान हेतु समयसीमा सख्‍त बना दी गई है तथा बीमा कम्‍पनियों द्वारा मांग की निर्धारित तिथि में/प्रस्‍तुतीकरण के 3 माह से अधिक की सब्‍सिडी के राज्‍य शेयर को जारी करने में देरी हेतु राज्‍य सरकार द्वारा 12% प्रति वर्ष की दर पर ब्‍याज के भुगतान हेतु प्रावधान किए गए है तथा हाल ही में जारी किए गए संशोधित प्रचालनात्‍मक दिशानिर्देशों में दावे के निपटारे में विलम्‍ब के लिए किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा 12% प्रति वर्ष की दर पर दंडात्‍मक प्रावधान का निर्धारण किया गया है। 
स्‍कीम के प्रावधानों के अनुसार, दावों का अनुमान लगाकर तथा उसे बीमित राशि द्वारा बहुलीकृत परिभाषित थ्रेशहोल्‍ड  उपज की तुलना में फसल नुकसान का काफी हद तक/ प्रतिशत में निपटारा किया गया । इस प्रकार नांमांकित सभी किसानों में से केवल वे किसान दावों के लिए पात्र पाए गए जिनकी वास्‍तविक उपज अधिसूचित क्षेत्र में सम्‍बन्‍धित उपज में थ्रेशहोल्‍ड उपज से कम है। 
वर्ष 2016-17 तथा खरीफ 2017 के दौरान नामांकित कुल किसानों  में से दावों सहित लाभान्‍वित किसानों की संख्‍या का विवरण निम्‍नानुसार दिया गया है: 
	मौसम
	नामांकित किसान
	लाभान्‍वित किसान 
	प्रीमियम में किसानों का शेयर 
	भुगतान किए गए दावे 

	
	(सं. लाख में)
	(रू करोड़ में)

	2016-17 
	573.15 
	306.21 
	4216.04 
	16279.25 

	2017-18 (मुख्‍य रूप से खरीफ, 2017)  
	518.29 
	159.30 
	303.70 
	16967.92 



(ग)  इस स्‍कीम के तहत, स्‍तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र अर्थात जिला स्‍तरीय शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी), राज्‍य स्‍तरीय शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) उपलब्‍ध कराई गई है। इसके अलावा, दावों के निपटारे से सम्‍बन्‍धित शिकायतों सहित शिकायत के निवारण के लिए सम्‍बन्‍धित बीमा कम्‍पनियों की हेल्‍पलाइन से भी सम्‍पर्क किया जा सकता है। 
*****

